	भारत सरकार
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग) 

	राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 952


जिसका उत्‍तर सोमवार 03 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाएगा
दलहनों की मांग और आपूर्ति 
952.
श्री सी0 एम0 रमेश:

क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)
क्‍या यह सच है कि कम वर्षा के चलते चालू वित्‍तीय वर्ष के दौरान देश में दलहनों की मांग और आपूर्ति के बीव असंतुलन है;
(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और;
(ग)
क्‍या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को दलहनों की पर्याप्‍त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्‍त कदम उठाए हैं?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)

(क) एवं (ख): देश में दालों की मांग और आपूर्ति के बीच काफी अन्‍तर है क्‍योंकि दालों का घरेलू उत्‍पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्‍त नहीं है। मानसून में कमी का दालों के उत्‍पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 में खरीफ दलहन का उत्‍पादन 5.26 मिलियन टन होने की सम्‍भावना है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 6.43 मिलियन टन था। 
(ग): ब्‍यौरे अनुलग्‍नक- I  में दिए गए हैं।  
------
अनुलग्‍नक – I 

दलहनों की मांग और आपूर्ति के सम्‍बन्‍ध में राज्‍य सभा के दिनांक 3-12-2012 के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 952 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं:
(i) सब्सिडीकृत आयातित दालों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्‍यम से वितरण की स्‍कीम को एक नए रूप में ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों को वितरण के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को आयातित दालों की सब्सिडीकृत दरों पर आपूर्ति’ के साथ पुन: अपनाने का निर्णय लिया गया है।
(ii) सरकार ने दालों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन, 468 जि़लों में कार्यान्‍वयनाधीन है। दलहन के उत्‍पादन को बढा़ने के साथ-साथ किसानों को प्रोत्‍साहित करने के लिए ग्राम स्‍तरीय काम्‍पैक्‍ट ब्‍लॉकों में उत्‍पादन एवं संरक्षण तकनीकों के प्रदर्शन के लिए राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन के अन्‍तर्गत खरीफ 2012 से दलहन के उत्‍पादन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम (ए 3 पी) आरम्‍भ किया गया है।खरीफ दलहन के उत्‍पादन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए रबी/ग्रीष्‍म मौसम 2012-13 के दौरान क्षेत्र विस्‍तार द्वारा रबी/ग्रीष्‍म दलहन का उत्‍पादन बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रूपये के आबंटन से दलहन के लिए अतिरिक्‍त क्षेत्र कवरेज कार्यक्रम आरम्‍भ किया गया है ताकि रबी के दौरान रबी पिजन मटर, चना, मटर और मसूर तथा ग्रीष्‍म के दौरान हरा चना और काला चना के उत्‍पादन को बढ़ाया जा सके।
इसके अतिरिक्‍त, कृषि के व्‍यापक प्रबन्‍धन (एम.एम.ए.) स्‍कीम के अन्‍तर्गत, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन के तहत न आने वाले राज्‍यों में दलहन के विकास के लिए सहायता भी उपलब्‍ध कराई जाती है।    
(iii) दलहन की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए किए गए उपायों में निम्‍नलिखित शामिल है: 
· दलहनों के लिए आयात शुल्‍क को शून्‍य किया गया।
· दलहनों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10 हज़ार टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
· दलहनों के संबंध में समय-समय पर स्‍टॉक सीमा अधिरोपित की गई।
· तूर और उड़द के भावी सौदा व्‍यापार को स्‍थगित कर दिया गया।
----
